भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 241
(जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण
241.
श्री जेसुदासु सीलमः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर से कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;
(ख)
इस कुल धनराशि में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग)
इस कमी के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं; और
(घ)
उपर्युक्त परिदृश्य को देखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क) और (ख): आरबीआई द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अजा/अजजा को दिए गए अग्रिम निम्नानुसार हैं:-
(राशि करोड़ रुपए में)
	वर्ष
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल उधार (वर्ष के अंत पर बकाया राशि)
	बकाया ऋण में से अजा/अजजा को (वर्ष के अंत पर बकाया राशि)

	2013
	1283689.52
	64802.83

	2014
	1602907.09
	80750.27

	2015
	1707488.66
	93811.61


इस संबंध में अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण के बारे में आरबीआई के पास कोई सूचना नहीं है।
(ग): प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अजा/अजजा सहित कमजोर वर्गों को उधार देने हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण के 10% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अजा/अजजा को उधार देने हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है।
(घ): अनुसूचित जातियों (अजा) तथा अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण पर उन्हें अपने अग्रिम बढ़ाने के उपायों के साथ उन्हें ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरबीआई ने दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र के रूप में बैंकों को स्थायी अनुदेश जारी किए हैं।
मुख्य विशेषताएं
· ब्लाक स्तर पर आयोजना प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कुछ अधिक महत्व दिया जाए।
· ऋण आयोजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में अधिक महत्व दिया जाए। इन समुदायों के ऋण प्रस्तावों पर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक और सूझबूझ से विचार करें।
· बड़े पैमाने पर उधार देने के लिए गांवों को गोद लेते समय इन समुदायों की बड़ी आबादी वाले गांवों को विशेष रूप से चुना जाए।
· अजा/अजजा उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाएं बनायी गयी तथा बैंकों के फील्ड स्टाफ को ऐसे उधारकर्ताओं से संपर्क करके उन्हें योजनाओं की मुख्य विशेषताएं बतायी जाएं।
· बैंकों को अपनी शाखाओं को अजा/अजजा की ऋण आवश्यकताओं को समझने तथा उसे अपनी ऋण योजना में शामिल करने के लिए केवल अजा/अजजा के लिए और आवधिक आधार पर बैठकें आयोजित करने का परामर्श देना चाहिए।
· बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं/स्वरोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं से जमाराशि की मांग नहीं करनी चाहिए।
· निरस्तीकरण के कारणों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए अजा/अजजा के आवेदनों को अगले उच्चतर स्तर पर निरस्त किया जाना चाहिए।
केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए आरक्षण/छूट हैः
क. राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनएलआरएम) – एनआरएलएम यह सुनिश्चत करेगा कि समाज के भेद्य वर्गों का इस प्रकार पर्याप्त कवरेज हो कि उसके लाभार्थियों में से 50% अजा/अजजा हैं।
ख. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) – एनयूएलएम, जोकि शहरी क्षेत्रों में एक गरीबी उपशमन योजना है, के अन्तर्गत, अजा/अजजा को स्थानीय जनसंख्या में उनकी उपस्थिति की सीमा तक अग्रिम प्रदान किए जाने चाहिए।
ग. विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई) -
I. विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक अजा/अजजा सहित कमज़ोर वर्ग के समुदायों को उत्पादक और लाभकारी कार्यकलापों हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक के रियायती ब्याज दर पर 15,000/- रु. तक वित्त प्रदान कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंकों को परामर्श दिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए जाने वाले अग्रिम कुल डीआरआई अग्रिमों के 2/5 (40 प्रतिशत) से कम न हो।
II. विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत भूमिधारिता का पात्रता मानदंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं है। आय मानदंड पूरा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य, प्रति हिताधिकारी 20,000/- रु. तक का आवास ऋण भी ले सकते हैं जो योजना के अंतर्गत उपलब्ध 15000/- रु. के वैयक्तिक ऋण के अतिरिक्त होगा (यूनियन बजट 2007-08 की घोषणा के अनुसार)।
*****
